भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 1153 
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विषय:  अलाभकारी कृषि
1153. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमारः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने वर्ष 2022 तक देश में किसानों की आय को दुगुना करने का संकल्प लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार मुख्य रूप से कृषि के अलाभकारी होने की वजह से किसानों द्वारा आत्महत्याओं को रोक पाने में सक्षम नहीं रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)
(क) से (ङ): (1) सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्‍य निर्धारित किया है। सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने से संबंधित मुद्दों की जांच करने और वर्ष 2022 तक वास्तव में किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यनीति की सिफारिश करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है। 
(2)वर्तमान में, ‘किसानों की आय को दोगुना करने की कार्यनीति’ के संबंध में जनता की राय मांगने के लिए समिति द्वारा तैयार तेरह खंड विभाग की वेबसाइट (http://agricoop.nic.in/doubling-farmers) पर अपलोड कर दिए गए हैं।     
(3) कृषि राज्य का विषय है, कृषि क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास और संबंधित राज्यों के लिए परिप्रेक्ष्य योजनाओं के विकास और कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्‍य सरकारें प्राथमिक रूप से उत्‍तरदायी होती है। हालांकि, भारत सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरण करती है।
(4) सरकार आय-केंद्रितता पर ध्यान केंद्रित करके कृषि क्षेत्र को पुन:अनुकूल बना रही है जो केवल लक्षित उत्पादन प्राप्त करने से अधिक है। खेती से उच्च लाभ अर्जित करने के विचार के साथ आय दृष्टिकोण का फोकस उच्च उत्पादकता को प्राप्त करने, खेती की लागत को कम करने और उपज पर लाभकारी मूल्य प्राप्त करने पर है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप योजनाओं और नीति सुधारों के माध्यम से विभिन्न पहलों को शुरू किया गया है।
(5) इसके अलावा, कृषि क्षेत्र के लिए अत्‍यधिक बजटीय आबंटन में भारी वृद्धि करते हुए इन पहलों को सहायता दी जाती है। वर्ष 2009-14 की अवधि के लिए कृषि बजट 1,21,082 करोड़ रुपये था। वर्ष 2014-19 के दौरान आवंटन को 74.5 प्रतिशत बढ़ाकर 2,11,694 करोड़ रुपये किया गया है । इसके अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को संपूरित करने के लिए गैर-बजटीय संसाधनों को संघटित किया गया है। वर्ष 2014-19 के दौरान सृजित कॉर्पस निधि निम्‍नलिखित हैं: 
· लम्‍बे समय से लम्‍बित 99 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दीर्घावधिक सिंचाई कोष (एलटीआईएफ) और दिसम्‍बर 2019 तक 40,000 करोड़ रुपए (2016-17 और 2017-18) की सहायता से 7.6 मिलियन हेक्‍टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करना। कुल निवेश 80,000 करोड़ रुपए (अनुमानित) होने की संभावना है। 
· जल उपयोग क्षमता के लिए सूक्ष्‍म सिंचाई कोष – 5,000 करोड़ रुपए (2017-18)। 
· डेयरी अवसंरचना विकास कोष – 10,881 करोड़ रुपए (2017-18)। 
· मात्‍स्‍यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष – 7,522.48 करोड़ रुपए (2018-19)। 
· पशुपालन अवसंरचना विकास कोष – 2,450 करोड़ रुपए (2018-19)। 
· कृषि विपणन अवसंरचना कोष – 2,000 करोड़ रुपए (2018-19)।   
(6) विभाग कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं;


(i) मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना;


(ii) नीम कोटेड यूरिया (एनसीयू);


(iii) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई);


(iv) परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई);


(v) राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना (ई-नाम);


(vi) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई);


(vii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम);


(viii) समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच);


(ix) राष्ट्रीय तिलहन और आयलपाम मिशन (एनएमओओपी);

(x) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए);


(xi) राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी (एनएमएईटी) मिशन

(xii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)।
(7) किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018-19 मौसम के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की है। सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है क्‍योंकि इससे केन्‍द्रीय बजट 2018-19 में घोषित उत्‍पादन लागत के कम से कम 150 प्रतिशत एमएसपी निर्धारित करने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत के वायदे की पूर्ति हुई।
******

